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 सम्बन्धित  अधिकारियों  का  ध्यान  आकृष्ट
 feat  गया  दे,  परन्तु  इन  उद्योगों  की

 गिरतों  हुई  fealy  को  अनदेखा  कियां  जाता

 रहा  है।

 अनेक  क्षेत्रों  में  भारत  सरकार के  लघु
 उद्योग  विकास  श्राप क्त  ने  बहुत  सी  योजनाएं
 इस  सम्बन्ध में  बनाई हैं  कौर वे  कार्यान्वित

 हो  रही  हैं  ।  ऐसी ही  एक  योजना  दिल्ली
 के  उद्योग-धंधों  को  पनपाने  के  लिए  अभी

 हाल  ही  में  लागू  हुई  है  ।  मेरा  निवेदन  है

 कि  मेरे  क्षत्र में  भ  इसी  तरह  की  योजना

 लाग,  की  जाए  |

 इस  क्षत्र में  उद्योगों के  समक्ष  सवब  से
 बड़ी  कठिनाई त!  विद्या की  है  ।  अन्य

 कठिनाइयों  में  कच्चे  माल  का  न  मिलना,
 समय  पर  पर्याप्त  विनोय  सहायता,  मौजूदा
 प्रतिस्पर्धा  का  होना  एवं  इन  उद्योंगों  द्वारा

 बनाई  हुई  चोरों के  बेचने  में.  कठिनाई

 प्राणी हैं।  रेल  सेवा का  अभाव,  टेलीफोन

 व्यवस्था का.  सुचारू  रूप  से  न  चलना इन
 कठिनाइयों को  कौर  भ!  बढ़ावा दे  रहे  हैं।

 ये  व्यवस्थाएं शीघ्र  ही  इन  उद्योग!  के  वचाव

 के  लि  ग्रावश्यक हैं । हैं  ।  छोटे  उद्योगों के
 घाटा  उठाने  को  क्षमता  अधिक  नहीं  होती  |

 इस  कारण  वे  Mi  ही  बन्द  हो  जाते  हैं  ।

 इससे  जनता  के  छोटे  तबकों  को  विशेषकर

 संकट  हो  जाता है  ।

 मेरा  सरकार  से  भ्रनुरोध  है  कि  वें  इस
 कौर  तुरन्त.  कायंवाही  करे  ।

 (x)  [हि 3019  TO  PRESCRIBE  THE  -His-
 TORY  TEST  800६  FoR  EIGHTH  CLAss  IN
 MAHARASHTRA

 SHRI  6.  1.  BANATWALLA  (Ponna-
 ni);  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  the  Gov-
 €rnment  hag  often  expressed  ita  serious
 concern  and  anxiety  to  ensure  that  teat
 0००८४  are  free  from  historical  digtorions
 and  communal  bias,  Unfortunately,  how-
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 ewer,  such  text  S०  still  continue  to  get
 prescribed  for  study  in  our  educational
 institutions.  There  i  a  strong  feeling,
 anguigh  and  resentment  in  Maharashtra
 againat  the  history  text  book  [ए €8011060.
 for  Standard  VIII  as  the  matter  Gontained
 under  the  Chapter  * [1811  Ka  Urujਂ  in
 almost  all  languages,  and  दही119  in
 Marathi  and  Urdu,  is  highly  erroneous,
 sacrilegiou#  and  Provacative,  There  is
 public  agitation  against  the  text  book.
 Other  Chapter  of  this  history  tex,  book
 are  also  replete  with  errors,  distortions
 and  irresponsible  jtatement®,  a  several
 places  even  dates  givtn  in  the  text  book
 are  go  rediculously  wrong  that  they  create
 wide  disparities  to  the  extent  of  even  two
 centuries.

 1  urge  upon  the  Governmént  the  urgent
 Necessity  to  proseribe  and  confiscate  the
 said  text  hook  and  to  make  a  statement
 thereon  in  the  House  outlining  how  such
 text  book  came  to  be  prescribed  and  steps
 taken  to  prevent  auvh  recurrences  in  fu-
 ture.

 (ai)  Surety  oF  DRINKING  WATER  AND
 ELECTRICITY  TO  THE  PEOPLE  OF  DINDIGUL,
 TAMIL  NaDU.

 SHRI  ह.  MAYATHEVAR  (Dindigul):
 Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  the  Tamil  Nadu
 Giivernment  hate  had  failed  to  give  ele-
 tricity  supply  to  the  [?पा8618  of  the  far-
 mere  for  irrigation,  The  farmers  in  म
 Dindigul  Pariiamentary  Constituency  are
 facing  an  unprecedented  इंग कांत  in  the  sup-
 ply  of  electricity.  The  towns  and  villages
 also  are  not  getting  the  elestrigity  supply.
 The  entire  farm  and  the  industrial  pro-
 ductions  re  seriously  affegted.  The  drin-
 king  water  ii  supplied  to  Dindigul  towns
 and  othér  tewns  of  my  constituency  once
 in  five  days.  The  people  are  purchasing
 drinking  water  by  paying  25  न..
 to  ।  1.50  per  _  pot  in  different
 towns  of  my  constituency,  The
 farmers  are  unable  to  #ave  the  stan-
 ding  cropi  neither  they  could  raite  new
 or  fresh  crops  due  to  the  failure  of  elec-
 tricity  supply.  ।  1€६01160  to  hunger-strike
 on  these  d@mands  a  few  months  back  at
 Dindigul  t@wn.  But  the  authorities  con-
 cerned  woefully  neglected  to  implement
 demands  85  ।  belong  to  the  opposition
 DMK  Party.



 ag  Matters  Under

 {Shri  ५.  Mayathevar]
 therefore,  requett  the  बू €111181  Gov-

 ernment,  especially  the  Ministry  of  Elec-
 tricity  and  lirrigation  to  ड 17121  the  Tamil
 Nadu  Government  to  provide  (i)  the  drin-
 king  water  and  (ii)  the  supply  of  elec-
 tricty  and  Irrigation  to  instrugt  the  Tamil
 Nadu  Government  to  provide  (i)  the
 drinking  water  and  (ii)  the  supply  of  elec-
 tricity  to  all  farmera  and  to  all  my  Dindi-
 gul  conitituency  people.

 (xii)  URGENT  NEED  TO  INCREASE  TIIE
 WAGES  OF  AGRICULTURAL  LABOURERS  TO
 IMPROVE  THEIR  ECONOMIC  CONDITIONS.

 श्री  होश  कुमार  गंगा वार  (पीलीभीत  )  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  नियम  377  के

 अधीन  देश  के  कृषि  मजदूरों के:  न्यूनतम
 मज़दूरी  के  महत्वपूर्ण  विषय  की  कौर  सरकार
 का  ध्यान  आकधिन  करना  चाहेता  हूं  ।

 देश  कें  विभिन्न  भाग  में  कृपि  मत-

 दरों को  न्यूनतम  मजदूरी  आज  के

 मह  गाई से  वस्त  समय  में  सब  से  कम  है  ।

 देश  के  उन्नत व  ममृड्द  राज्य  महाराष्ट्र
 के  मज़दूर को  ग्रसित  सूचना के  भ्रनुसार
 केवल  4  रुपये  से  साढ़े-पांच रुपये  तथा
 उड़ीसा में  5  रुपये  प्रतिदिन कृपि  मज़ार
 को  मजदूरी दो  जाती  है  ।  कुछ  अ्न्य
 राज्यों  में  मज़दूरों  की  स्थिति इस  से

 बेहतर  नहीं  है  भीर  श्रमंगठित  होने  के  कारण

 खेतिहर  मज़दूरों  का  शोषण  जारी  है  ।

 कृपि.  मजदूरों को.  न्यूनतम  मज़दूरी
 के  मामले में  हरियाणा,  पंजाब  व  केन्द्र

 शासित  क्षेत्र  चण्डीगढ़  सब  सेआगे  हैं,  जहां
 न्यूनतम  मज़दूरी 14  रुपये  प्रतिदिन  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  ही  समय  पूर्व
 केन्द्रीय  क्षेत्रों के  कृषि.  मज़दूरों के  लिए
 6  रुपये  75  पैसे  से  10  रूपये  प्रतिदिन

 न्यूनतम  मजदूरी  घोषित की  थी  ।  यद्यपि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित थे.  दरें

 राज्य.  सरकारों के  लिए  श्रनिवायं नहीं  हैं

 तथापि  कृषि  के  मामलों  में  उन  राज्यों  को!

 जिन  में  मजदूरी दर  7  रुपये  प्रतिदिन से  कम
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 है,  सलाह दी  गई  थी  कि  वे  न्यूनतम

 मज़दूरी छ:  रुपये  नछत्तर  पैसे  प्रतिदिन
 निर्धारित  करने  के  लिए  कार्यवाही करें  ।

 अ्रगस्त,  81  में  श्रम  मंत्रियो ंके  सम्मेलन

 में  निर्णय  लिया  गया  था  कि  न्यूनतम  वेतन
 गरीबी की  रेखा  के  नीचे न  जाये,  न्यूनतम
 वेतन  का.  उपभोक्ता  मूल्य  शरूचकांक  से

 सम्बन्ध  जोड़ने  का  तरीका  निकाला  जाय

 लेकिन  महाराष्ट्र, उड़ीसा  तथा  अरन्य कुछ कुछ

 राज्यों  में  खेतिहर,  मज़दूरों  क  ज  न्यूनतम
 मज़दूरी मिल  रही  है  उस  से  इस  निर्णय  से

 कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा, ऐसा  लगता  हैं  ॥

 भारत  के  5  करोड़  40  लाख  खेतिहर

 मज़दूरो ंकं।  श्रमिक  दशा  सुधार कर  उन्हें

 कम  से  कम  भरपेट  फोटो  देने  के  लिए  उन
 के  शभ्रसंगठित  होन ेके  कारण  शोपण  4

 बचाने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  केन्द्रीय

 सरकार  को  तुरन्त  करना  चाहिए  |

 (xiii)  ARTIFICIAL  SHORTAGE  OF  5006.0
 AGH.

 SHRI  RATANSINH  RAJDA:  Cyélic
 artificial  shortage  of  soda  ash  has  become
 a  regular  feature.  creating  untild  hard-
 shipa  for  amall  scale  industries  and  (0ा४1-
 merg  like  washermen,  Innumerable  small-
 scale  industriés  dre  deitabli##d  on  ac-  ,

 count  of  spiralling  prices  of  each  ash.

 Soda  ash  ig  produced  by  four  mé@nopoly
 producers,  who  have  absalute  cantrol  ovér
 Produgtion,  distrifution  snd  pricing,  in
 the  absence  wif  any  statutory  control.  The
 usual  pleq  of  goat  escalition  at  the  root
 cause  of  prige  increase  is  net  con¥inéing
 at  all.  Fram  the  minute  study  of  balan-
 ce-shects  of  producers,  it  is  clear  thiit  thé

 0८0६1  of  one  tonne  soda  ath  should  not
 be  more  than  Rs.  700  to  ८.  8(0,/-.  Un-
 fortunately,  black,  market  haw,  ulready
 reappeared.  Market  pricii  have’  soared
 from  ५.  2,000  to  Ra.  2.800  per  tonne.
 Conditions  have  to  be  @reated  ०  ‘that
 Producerg  reduce  their  prices  णा डांड टा *
 with  the  cost  of  production.  Th®  following


